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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
नमामि गंगे परियोजना
153. श्री राज बब्बर :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कोई अन्तिम रूप रेखा तैयार की है; 
(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए कुल कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; 
(3) आज की तारीख तक उत्तराखंड सहित उस प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है जिनमें गंगा नदी बहती है;

(4) क्या यह सच है कि उत्तराखंड सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का अनुरोध करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(5) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(6) सरकार द्वारा उस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
(क) और (ख)
जी, हां। नमामि गंगे परियोजना-‘नमामि गंगे’ के सफल कार्यान्‍वयन के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है और 13 मई, 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। इसमें व्‍यापक तरीके से गंगा को स्‍वच्‍छ और सुरक्षित रखने के प्रयास शामिल है । नमामि गंगे अल्‍पावधि में गंगा नदी की सफाई करने के साथ-साथ 7 मुख्‍य ध्‍यान दिए गए क्षेत्रों अर्थात् बहाव का अनुरक्षण, नदी तट विकास, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी, जैव विविधता संरक्षण और संचार एवं सार्वजनिक पहुंच के साथ व्‍याप‍क दृष्टि कोण पर भी ध्‍यान देती है। अगले 5 वर्षों (2019) के दौरान व्‍यय किए जाने हेतु इस परियोजना के लिए कुल 20,000 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। इसमें गंगा नदी की सफाई संबंधी चालू परियोजना और अन्‍य नई पहलों के लिए आबंटित निधि भी शामिल है। 
(ग)
 इस उद्देश्‍य के लिए बिहार, झारखंड, उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍यों के लिए 01.04.2011 से आज की तारीख (31 अक्‍टूबर, 2015) तक जारी राशि क्रमश: 170.76 करोड़ रूपए, 35.56 करोड़ रूपए, 455.33 करोड़ रूपए, 56.71 करोड़ रूपए और 250.16 करोड़ रूपए है। 
(घ) से (च) नमामि गंगे कार्यक्रम प्राथमिकता और एनजीआरबीए ढांचा के तहत उत्‍तराखंड को गंगा नदी की मुख्‍य धारा किनारे स्थित प्रमुख शहरों/नगरों के लिए और चार धाम यात्रा पथ पर सार्वजनिक सुविधाओं के लिए विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने हेतु कहा गया था। उत्‍तराखंड सरकार ने हाल ही में (क) हरिद्वार: 266.09 करोड़ रूपए, (ख) बदरीनाथ: 21.90 करोड़ रूपए, (ग) श्रीकोट: 9.26 करोड़ रूपए, (घ) कर्णप्रयाग: 7.69 करोड़ रूपए, (ड.) रूद्रप्रयाग: 8.41 करोड़ रूपए, (च) मुनि‍ की रेती ढालवाला: 68.13 करोड़ रूपए, (छ) नंदप्रयाग: 3.79 करोड़ रूपए, (ज) गोपेश्‍वर: 53.50 करोड़ रूपए, (झ) जोशीमठ: 41.47 करोड़ रूपए, (ञ) श्रीनगर: 19.52 करोड़ रूपए, (ट) कीर्तिनगर: 3.07 करोड़ रूपए के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) और बीच में रोकना एवं मार्ग परिवर्तन करने (आई एंड डी) संबंधी परियोजनाओं के लिए डीपीआर प्रस्‍तुत की है । एनएमसीजी में इन डीपीआर की जांच की जा रही है ।

पहले भी राज्‍य द्वारा प्रस्‍तुत परियोजनाओं की स्‍वीकृति एनएमसीजी द्वारा दी गई है जैसे हरिद्वार: 71.4 करोड़ रूपये में 40 एमएलडी एसटीपी, उत्‍तराखंड में आपदा के कारण पुनर्स्‍थापन और पुननिर्माण के लिए गंगोत्री : 0.46 करोड़ रूपये, उत्‍तरकाशी : 4.49 करोड़ रूपए और देवप्रयाग : 4.51 करोड़ रूपये की परियोजनाएं, जो कि राज्‍य द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं । राज्‍य द्वारा चार धाम यात्रा पथ, ऋषिकेश आदि के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है । 
*****
